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से ० ओ० वि ० / एफ डी/ 113-87/ 40826.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि म ० देहली पल्प 
इण्डस्ट्रीज , 50-51, न्यू एन . आई ० टी ०, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री अखलख अहमद मार्फत हाफीज फिरोज, गांव व डा . 
गोची, जिला फरीदाबाद तथा प्रवन्धकों के नव्य इस में इस के बाद लिखित नामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद 
है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायानिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 को उपधारा (1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल ईस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित प्रौद्योगिक 
अधिकरण , हरियाणा , फरीदाबाद , को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला 
मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते 


क्या श्री अंखलख अहमद की मेवा समाप्त को गई है या उमने स्वयं गैर -हाजिर हो कर लियन खोया है ? इस 
बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूपं वह किस राहत का हकदार है ? 

दिनांक 14 अक्तूबर , 1987 
सं ० मो ० वि ० / एफ डी / 1 1 4-87/ 40870 .--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै . प्रोसवाल स्टोलज , 
प्लाट नं 0 263, सैक्टर 24, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री ललन मार्फत श्री चमन लाल ग्रोवराय , जनरल सैक्ट्रो इन्टक ; जिला 
परिषद् , 1- / 119, एन ० आई ० टी ०, फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में 
कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समयते हैं ; 

इसलिए, अध, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, को धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड (घ ) द्वारा प्रदान को 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाले इस के द्वारा उन अधिनियम की धारा क के अबोन गठित प्रौद्योगिक 
प्रधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उन प्रवन्धकों तया श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला 
पामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते 


-- 


क्या श्री ललन की मेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो यह किस राहत का 

हकदार है ? 
१० प्रो ० वि .रोह/ 11 2-8740377 . -कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं उप कृषि निदेशक , 
रोहतक के श्रमिक श्री देवेन्द्र सिंह, पुत्र श्री सुखबीर सिंह गांव खेड़ी साम्पला तहसील व जिला रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों 
के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और कि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय सममने हैं 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1-श्रम -7832573, 
6 नबम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के प्रबोन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादास्त या 
उससे सुसंगत या उमसे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है जो कि 
उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है : 

क्या श्री देवेन्द्र सिंह, पुत्र श्री सुखबीर सिंह की सेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह 

किस राहत का हकदार है ? 

सं ० ओ ० वि / रोह / 1 10-87/ 40884 --चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय हैं कि मैं (1) परिवहन प्रायुक्त 
हरियाणा , चण्डीगढ़ , ( 2) महा प्रन्धक , हरियाणा राज्य परिवहन , रोहतक के श्रमिक श्री नरेश कुमार दलाल , टीकेट वैरिफाइयर , 
पुत्र श्री चन्दन सिंह दलाल , मकान नं ० 121 वार्ड नं . 25, पाल नगर, रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके 
बाव लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद, है 

और , चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस. विवाद, को चायनिर्गप हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( i) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 9641-1 -श्रम-78/ 32573, 


- 


•. 


+ 
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दिनांक 6 नवम्बर , 1970 , के साथ गठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , 
को विवादग्नस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं 
जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है: 

क्या श्री नरेश कुमार दलाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 


हकदार है ? 


५ 


सं ० मो ० वि ०/भिवानी/120-87/ 40894. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० सचिव, हरियाणा राज्य 
बिजली बोर्ड , चण्डीगढ़ , ( 2 ) कार्यकारी अभियन्ता, आप्रेशन डिविजन, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, चरखी दादरी के श्रमिक 
श्री जगदीश, पुत्र श्री राम लाल , गांव व डा ० शासकला , तहसील चरखी दादरी, भिवानी, तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके 
बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 9641-1 - श्रम -78/ 32573, दिनांक 
6 नवम्बर, 1970, के साथ पठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठिन श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या 
उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट 
करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा 
सम्बन्धित है : 

क्या श्री जगदीश की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

स . मो ० वि ०/भिवानी/ 121-87/ 40902. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1 ) परिवहन आयुक्त 
हरियाणा , पण्डीगढ़, ( 2) महा प्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन , भिवानी, के श्रमिक श्री सुरजीत सिंह परिचालक, पुत्र श्री साही 
राम, गांव व डा ० पालरी, जिला भिवानी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 
विवाद है, 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं : 

इसलिये, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करने हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 9641-1- श्रम -78/ 32573 , 
दिनांक 6 नवम्बर , 1970, के साथ पठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को 
विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु 
निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा 
संबंधित है : 

क्या श्री सुरजीत सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 


हकदार है ? 


. 


सं . मो ० वि ०/ अम्बा /110-87140910. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै ० सचिव, हरियाणा राज्य 
बिजली बोर्ड , चण्डीगढ़, ( 2) कार्यकारी अभियन्ता, कन्सट्रक्शन डिविजन नं . 1, हरियाणा राज्य विजली बोर्ड , मम्बाला शहर , 
के श्रमिक श्री सुभाष चन्दर, पुन श्री घनश्याम दास , मकान नं 0 184 - ए, फरकपुर नन्दा कालोनी, जगाधरी वर्कशाप, जिला अम्बाला 
तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है 

इसलिये , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उप- धारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 3( 44 ) 84-3 श्रम , 
दिनांक 18 अप्रैल , 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे 
सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा 
बमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद मे सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री सुभाष चन्दर की . सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं गैर - हाजिर हो कर लियन खोया है ? इस 

विन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ; 


